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 Sixteenth  Loksabha

 Title:  Need  to  provide  development  funds  to  members  of  Zila  Parishad,  Panchayat  Samiti  and

 Ward  and  ensure  their  participation  in  development  programmes  in  Jharkhand.

 श्री  रवीद्र  कुमार  पाण्डेय  (गिरिडीह):  झारखंड  राज्य  में  त्रिस्तरीय  पंचायत  चुनाव  के  माध्यम  से  जिला  परिषद  सदस्य,

 मुखिया,  पंचायत  समिति  सदस्य  एवं  वार्ड  सदस्य  चुनाव  जीतकर  आये  हैं।  -अवें  वित्त  आयोग  में  मुखिया  के  साथ-साथ

 जिला  परिषद  सदस्य  एवं  पंचायत  समिति  सदस्यों  को  भी  विकास  कार्यों  हेतु  निधि  का  हिस्सा  मिलता  था  जिला

 परिषद  सदस्यों  को  बी.आर.जी.एफ.  के  तहत  भी  योजना  अनुशंसा  करने  का  अधिकार  था।  वर्तमान  में  बी.आर.जी.एफ.

 योजना बंद  कर  दी  गई  है।  14  वें  वित्त  आयोग  में  जिला  परिषद  सदस्यों  को  सिर्फ  योजना  पारित  करने  के  लिए  बैठक  में

 बुलाया  जाता  है।  जबकि  योजना  चयन  में  इनकी  कोई  भागीदारी  नहीं  रहती  है।
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 वें  वित्त  आयोग  में  पंचायत  समिति

 सदस्यों,  जिला  परिषद  सदस्यों  को  विकास  कार्यों  के  लिए  मिलने  वाला  अंशदान  (हिस्सा)  पूरी  तरह  बंद  कर  दिया  हा।

 वर्तमान  में  पंचायत  समिति  सदस्यों  को  सिर्फ  महीने  में  एक  दिन  प्रखंड  कार्यालय  में  मासिक  बैठक  कर  चर्चा  करने  का

 कार्य  सौंपा  गया  है।  जबकि  पंचायती  राज्य  अधिनियम  (पंचायती  राज  एवं  एन.आर.ई.पी.  विशेष  प्रमंडल  विभाग)  संकल्प
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 अक्तूबर  2011  पेज  संख्या-30  में  यह  स्पष्ट  लिखा  हुआ  है  कि  10,00,000/-(दस लाख)

 रु.  लागत
 तक

 पंचायत

 समिति  सदस्य  सरकार  की  अनुमति  से  बहुमत  से  योजनाओं  को  स्वीकृति  दे  सकते  हैं।  यह  व्यवस्था  अवें  वित्त  आयोग

 में  लागू  थी  |  मगर  इसके  उल्टे  14वें  वित्त  आयोग  में  उक्त  अधिनियम  एवं  योजना  से  वंचित  कर  दिया  गया  है।  लोकतंत्र  में

 जो  भी  मुखिया  चुनाव  जीतकर  आते  हैं,  उसी  तरह  जिला  परिषद  सदस्य,  पंचायत  समिति  सदस्य  एवं  वार्ड  सदस्य  भी

 जनता  द्वारा  चुने  जाते  हैं।  मुखिया  की  तरह  उन  सभी  सदस्यों  को  भी  जनहित  में  विकास  कार्य  करने  के  लिए  निधि  (फंड)

 की  व्यवस्था  लोकतंत्र  के  तहत  होनी  चाहिए  और  यह  व्यवस्था  -अवें  वित्त  आयोग  में  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  थी  परन्तु

 14  वें  वित्त  आयोग  में  ये  व्यवस्था  सिर्फ  मुखिया  तक  ही  सीमित  है।

 अतः
 मेरा  सरकार  से  आग्रह  होगा  कि  जिस  तरह  मुखिया  को  विकास  कार्यों  के  लिए  निधि  (फंड)  की  व्यवस्था

 की  गई  है,  उसी  तरह  जिला  परिषद  सदस्य,  पंचायत  समिति  सदस्य  एवं  वार्ड  सदस्यों  को  भी  विकास  निधि  उपलब्ध

 कराया  जाये  एवं  विकास  कार्यों  में  भागीदार  बनाया  जाए।
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